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विषय : आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ की उपलब्धता
1799. श्री पि॰ भट्टाचार्यः

लेफ्टीनेंट जनरल (डा॰) डी॰ पी॰ और वत्स (सेवानिवृत्त) : 
श्री विजय पाल सिंह तोमरः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या छोटे और सीमांत किसान आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी और विभिन्न विशेष योजनाओं का पूरा लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्य/क्षेत्र/सैक्‍टर कौन से हैं, जिन्हें इनका लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को प्रासंगिक सूचना/जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु कृषि विस्तार योजनाओं का पुनरुद्धार करने में कोई भूमिका निभाई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(1) एवं (ख) :   कृषि राज्‍य का विषय है। भारत सरकार अनेकों केंद्र प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीमों के माध्‍यम से देश के सभी राज्‍यों/क्षेत्रों/सेक्‍टरों में कृषि को बढ़ावा देने और आधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग करने के लिए राज्‍य सरकारों की सहायता एवं समर्थन करती है। सरकार की स्‍कीमें लघु एवं सीमांत किसानों सहित किसानों के लाभ के लिए कार्यान्‍वित की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रचलनात्‍मक दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल आबंटित निधियों का कम से 33 प्रतिशत निधियों का उपयोग लघु एवं सीमांत किसानों के हित के लिए किया जाएगा। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रीसीजन सिंचाई तथा बेहतर खेत जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएमकेएसवाई प्रचलनात्‍मक दिशा-निर्देशों के अनुसार सूक्ष्‍म सिंचाई प्रणाली को स्‍थापित करने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तथा अन्‍य किसानों को 45 प्रतिशत वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध है। 
(3) : भारत सरकार पुरानी प्रौद्योगिकी को बदलने और नई प्रौद्योगिकी को एचवाईवी बीजों, कृषि यंत्रीकरण, सूक्ष्‍म सिंचाई आदि के अनुरूप अपनाने का लगातार प्रयास कर रही है। कम लागत पर किसानों को मशीनों की उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने के लिए 52,000 कस्‍टम हायरिंग केंद्र बनाए गए हैं तथा किसानों की सहायता करने के लिए उन्‍हें सीएचसी एप्‍पस के माध्‍यम से जोड़ा गया है। सरकार ने कृषि फसलों की 1000 से अधिक किस्‍मों को लागू किया है जिसमें से 800 किस्‍में जलवायु के अनुकूल हैं और 35 किस्‍में जैव-फोर्टिफाइड हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों ने वर्ष 2014-19 के दौरान 26.85 करोड़ मोबाइल कृषि परामर्श किसानों को  प्रदान किए हैं।
(घ) एवं (ड.) : कृषि विज्ञान केंद्र स्‍कीम का भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्‍त पोषण किया जाता है तथा कृषि विज्ञान केंद्रों की स्‍वीकृति कृषि विश्‍वविद्यालयों, आईसीएआर संस्‍थानों, संबंधित सरकारी विभागों एवं कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के लिए की जाती है। केवीके, राष्‍ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एकीकृत भाग है जिसका उद्देश्‍य प्रौद्योगिकी मूल्‍यांकन, परिष्करण एवं प्रदर्शन के माध्‍यम से कृषि एवं संबद्ध उद्यमों में स्‍थान विशिष्‍ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्‍यांकन करना है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषिगत अर्थव्‍यवस्‍था  में सुधार करने तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के साथ लघु एवं सीमांत किसानों की क्षमता का विकास करने के लिए सार्वजनिक, निजी एवं स्‍वैच्‍छिक क्षेत्र के कृषि प्रौद्योगिकी समर्पित गतिविधियों का एक जानकारी एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। 
*****
